विशेष संवाददाता द्वारा सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों पर मिशन वक्तव्य की समाप्ति श्री लियो हेलर
नई दिल्ली, 10 नवंबर 2017

1. सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के मानवाधिकारों के संबंध में संयुक्‍त राष्‍ट्र के विशेष संवक्‍ता के रूप में, मैं आज आपको भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के समापन पर संबोधित करता हूं, जो मैंने सरकार के निमंत्रण पर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2017 तक की। 
2. भारत एक ऐसा देश है जिसमें इसकी आबादी की पर्याप्त पानी और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच के संबंध में ऐतिहासिक अंतराल है। यह बताया गया है कि 2015 में भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या खुले में शौच करती है, जो सभी देशों में सर्वाधिक अनुपातों में से एक है।
 देश में पानी और स्वच्छता की स्थिति के कारण मानव स्वास्थ्य पर चिंताजनक प्रभाव पड़ रहा है: भारत में अतिसार संबंध मौतें जल, स्वच्छता, साफ-सफाई की अपर्याप्‍तता की वजह से हैं जो 2012 में निम्‍न और मध्यम आय वाले सभी देशों की कुल जनसंख्या के 40% के अनुरूप है।
 और, मुझे आश्चर्य है कि यह स्थिति केवल देश के विकास के स्तर से स्‍पष्‍ट नहीं की गई: भारत का मानव विकास सूचकांक दर्जनों अन्य देशों से अधिक है।

3. हाल के वर्षों में, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए इस देश द्वारा किए गए प्रयासों में, मुख्य रूप से स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच को "अभूतपूर्व प्रतिबद्धता" माना गया है। 
4. इन परिस्थितियों ने मुझे सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के अधिकारों को पूरा साकार करने में बाधक मुख्य रूकावटों की पहचान करने के लिए देश का भ्रमण करने के लिए प्रेरित किया।
5. सबसे पहले, मैं भारत सरकार को इस यात्रा के निमंत्रण और आयोजन के लिए और किए गए संवाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी प्रतिनिधियों का आभारी हूं जिनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके खुलेपन की सराहना करता हूं जिससे मैं अधिकारियों से जुड़ सका था। इस दौरे के दौरान, मैंने सिविल सोसायटी एवं सामुदायिक संगठनों एवं निवासियों से भी मुलाकात की। उन सभी वयक्तियों का धन्‍यवाद करता हूं जिन्‍होंने मुझसे मिलने के लिए समय दिया और जिन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव, साक्ष्य एवं और जीवन की स्थितियां साझा कीं। इस यात्रा की सफलता के लिए उनके योगदान महत्वपूर्ण थे। मैं इस दौरे को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र निवासी समन्वयक के कार्यालय का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। (यात्रा के बारे में जानकारी विवरण के अंत में देखें)
6. आरंभ में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विवरण में मेरे प्रारंभिक निष्कर्षों और इस यात्रा से पहले और इस यात्रा के दौरान एकत्र जानकारी के आधार पर संस्‍तुतियों की रूपरेखा दी गई है। मेरी अंतिम और अधिक पूर्ण रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सितंबर 2018 में इसके 39वें सत्र में प्रस्तुत की जाएगी।
* * *
7. भारत में इस एक पखवाडें के दौरे के अंत में, भारत के जल और स्वच्छता क्षेत्र और इस संबंध में मुझ पर प्रभाव कि भारत सरकार जल और स्वच्छता के अधिकारों के संबंध में मानवाधिकार के दायित्वों को किस प्रकार पूरा कर रही है, काफी हद तक मिश्रित है।
8. मुझ पर पहला प्रभाव बहुत सकारात्मक है
9. पानी और स्वच्छता के मानवाधिकारों के संबंध में भारत के मामले में को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील माना जाता है। जबकि भारतीय संविधान में पेयजल और स्वच्छता के लिए मानव अधिकार की स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसका कई मौकों पर न्यायालयों द्वारा पेयजल के अधिकार को शामिल करने के लिए निर्वचन किया गया है। 1990 के दशक की शुरुआत में, भारतीय न्यायपालिका ने औपचारिक रूप से पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार से प्राप्त अधिकार के रूप में स्‍वीकार किया है। हाल ही में, 2014 में, मुंबई उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अवैध झोपड़ियां में रहनेवाले स्‍लम निवासियों को पानी के उनके मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
 दूसरे मामले में, 2014 में, उच्‍चतम न्‍यायालय ने किन्‍नरों को अपनी स्‍वयं की लैंगिक पहचान करने के अधिकार को स्‍वीकार किया और सरकार को उन्हें अलग सार्वजनिक शौचालय प्रदान करने का निर्देश दिया।

10. नीति स्तर पर, भारत सरकार ऐसे कई राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने वाली है, जिनका लक्ष्य है कि पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच में सुधार करना है। विशेषकर, सरकार और सिविल सोसायटी, दोनों के साथ मेरी बातचीत के दौरान स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन) की सबसे अधिक बार चर्चा हुई। मैं प्रधान मंत्री की, खुले में शौच को समाप्‍त करने के लिए उनकी निजी प्रेरणा और केंद्र सरकार से प्रशासनिक निकाय से बुनियादी इकाई (ग्राम पंचायत) और भारत में सभी व्यक्तियों तक राजनीतिक इच्छाशक्ति के सृजन में उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य, देश भर में लाखों शौचालयों की स्थापना और अच्‍छे खासे बजट से अक्टूबर 2019 तक इस आदत को समाप्त करना है। यह समकालीन दुनिया में किसी देश का काफी अधिक कम समय अवधि में स्वच्छता से संबंधित चुनौतियां दूर करने का एक अनूठा प्रयास है। निश्चित रूप से, यह भारत के लोगों के स्वच्छता के मानवाधिकार की प्रगतिशील प्राप्ति की ओर एक बड़ा कदम है।
11. हालांकि, सरकार, सिविल सोसायटी और सामुदायिक सदस्यों के कई स्तरों के साथ मेरे संवादों और बातचीत के जरिए देशभर में पानी और स्वच्छता सेवाएं प्रदान किए जाने और उन्‍हें उन्‍नत बनाए जाने के तरीके के संबंध में मेरा नजरिया अधिक सूक्ष्म बन गया। मेरा यह मानना है कि भारत के जल और स्वच्छता क्षेत्र में नीतिगत और कार्यक्रम की पहल एवं संबंधित कार्यान्वयन उपायों में एक स्पष्ट और समग्र मानवाधिकार- आधारित दृष्टिकोण का अभाव है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में पेयजल और स्वच्छता के मानव अधिकार के समग्र रूप में समाविष्‍ट नहीं किया गया है बल्कि एक अलग तरह से शामिल किया गया है। 
12. भारतीय जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में मानवाधिकार रूपरेखा के प्रयोग में अंतराल के लिए मेरे विशेष सरोकार निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों में स्पष्ट हैं। यहां उद्देश्य इस संबंध में गहन जानकारी प्रदान करना है कि इस क्षेत्र में अधिक मानवाधिकारों उन्मुखी दृष्टिकोण किस प्रकार लाया जाए। जल और स्वच्छता के मानवाधिकारों की मानक सामग्री में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं: उपलब्धता, पहुंच, स्वीकार्यता, वहनीयता, गुणवत्ता / सुरक्षा, गोपनीयता और गरिमा; और मौलिक मानवाधिकार के सिद्धांत: सूचना, भागीदारी और समाधान, जवाबदेही, समानता और गैर-भेदभाव, प्रगतिशील प्राप्ति तक पहुंच का अधिकार।

1. 
"खुले में शौच मुक्त" मानवाधिकार मुक्त नहीं होना चाहिए
13. स्वच्छ भारत मिशन द्वारा शुरू किए गए नई प्रतिमान से अवसंरचना, विशेष रूप से शौचालयों के निर्माण करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिली है। भारत में अपने आखिरी दिन, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर ग्रामीण इलाकों में केवल पिछले 3 वर्षों और एक माह में निर्मित 53 लाख शौचालय का आश्‍चर्यजनक आंकड़ा दिखाई दिया। इस दौरे के दौरान, मुझे खुले में शौच के रूप में प्रमाणित, उत्तर प्रदेश में कुछ ग्रामीण समुदायों का दौरा करने का मौका मिला, और मैं उनकी साफ-सफाई की स्थितियों में महत्वपूर्ण सुधार देख और सुन पाया था।
14. उत्‍तरदायी मंत्रालयों के मुताबिक, "खुले में शौच मुक्त" क्षेत्र (उदाहरण के लिए शहर, गांव, वार्ड) प्रमाणित करने के लिए प्रोटोकॉल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एकसमान नहीं है। मैंने पाया कि "खुले में शौच मुक्त" प्रमाणित कुछ क्षेत्र, अक्सर वास्तव में खुले में शौच मुक्त नहीं हैं। "खुले में शौच मुक्त" प्रमाणित जिस गांव (चिनाहट वार्ड, नौबस्ता कलां, लखनऊ) का मैनें दौरा किया, कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि वे निजी पसंद और सहूलियत के लिए अभी भी खुले में शौच जाते हैं। मुंबई में, स्थानीय प्राधिकरण ने ऐसे 118 क्षेत्रों की पहचान की जिनका खुले में शौच के लिए उपयोग किया जाता था और उन क्षेत्रों के 500 मीटर के भीतर सामूहिक शौचालय बनाए थे। फिर भी, उन क्षेत्रों में कुछ निवासी आदत, सांस्कृतिक और व्यावहारिक कारणों से खुले में शौच करना पसंद करते थे। मानवाधिकार के नजरिए से, क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त करना मापदंडों पर सही का निशान लगाने की अपेक्षा कहीं अधिक है; मुक्त खुले में शौच का दर्जा "काला और सफेद" नहीं है, बल्कि यह स्वच्छता के मानवाधिकार की प्रगामी प्राप्ति के अनुरूप क्रमिक उपलब्धि है।
15. जबकि कुछ व्यक्ति अपनी पसंद की वजह से खुले में शौच करते थे, मैंने ऐसे इलाकों का दौरा किया जहां खुले में शौच करना ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प था। ऐसा विशेष रूप से झोपड़पट्टियों और देहात गांवों में और पुनर्वास स्थलों के लिए सच था, जहां समुदाय शौचालय अक्सर दूर थे या मौजूद नहीं थे। गैर-अधिसूचित स्‍लम विनायकपुरम (लखनऊ) में, सभी निवासियों ने खुले में शौच करते थे। झुग्गी-झोंपडियों के आसपास अपनी पैदल यात्रा में, मुझे नजदीक कोई चालू सामुदायिक शौचालय दिखाई नहीं दिया और केवल एक शौचालय दिखाई दिया जो चालू नहीं था एवं दो साल पहले बनाया गया था। मैनें सावदा घेवरा (दिल्ली) एक पुनर्वास स्थल पर एक सामुदायिक शौचालय का दौरा किया जिसमें कोई प्रकाश या ताला नहीं था। इसके अलावा, इंफाल, मणिपुर में थाउबल बांध के समीप गांवों में, स्थानीय अधिकारियों ने कुछ घरों में शौचालयों का आंशिक निर्माण किया था, जबकि वास्‍तविक लाभार्थी इनका निर्माण पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास खुले में शौच करने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं था।
16. स्वच्छ भारत मिशन के साथ-साथ, स्कूलों में पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी अन्य नीतिगत पहलें कार्यान्वित की गई हैं, लेकिन स्‍पष्‍ट तौर पर उनका लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए, 2015 में, मानव संसाधन विभाग ने घोषणा की कि स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिएं। सरकार ने सूचना दी है कि उसने "हर सरकारी स्कूल में" अलग-अलग शौचालय बनाए हैं: स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत अगस्त 2015 से अगस्त 2015 तक लड़कों के लिए 226,000 शौचालय और लड़कियों के लिए 191,000 शौचालय बनाए गए थे।
 फिर भी, 2016 में, केवल 61.9 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के उपयोग करने योग्य शौचालय हैं (वर्ष 2010 में 32.9 फीसदी और 2014 में 55.7 फीसदी से अधिक)।
 दरअसल, सार्था गांव (लखनऊ के नजदीक) में, मैंने प्राथमिक और उच्‍चतर ग्रेड वालक एक स्कूल का दौरा किया जिसमें 130 छात्र थे, जहां कोई चालू शौचालय उपलब्ध नहीं था; दो मूत्रालयों वाले दो छोटे शौचालय की सुविधाएं तैयार की जा रही थीं और प्रत्‍येक में एक शौचालय बनाया जा रहा था।
17. स्वच्छ भारत मिशन में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के सुनिश्चित घटक हैं और केंद्र सरकार - लेकिन सभी राज्य सरकारें नहीं - इन गतिविधियों के लिए अनुमानित बजट खर्च कर रही हैं। चाहे ऐसा इन गतिविधियों के लिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों की वजह से हो या अपर्याप्त कार्यप्रणाली की वजह से, संभावना है कि कार्यक्रम का मूलभूत पहलू अपना वांछित परिणाम: शौचालयों का टिकाऊ और सुरक्षित उपयोग हासिल न कर पाए।
18. शौचालयों के टिकाऊपन, सुरक्षा और उपयोग संबंधी मूल्यांकन के परिणाम काफी अलग- अलग हैं और प्रणाली पर निर्भर हैं। भारतीय गुणवत्‍ता परिषद द्वारा 2016 और 2017 में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार, निर्मित शौचालयों के लगभग 91 प्रतिशत शौचालयों का उपयोग किया जा रहा था। वॉटरएड द्वारा किए गए एक मूल्यांकन में अलग ही परिदृश्य की ओर इंगित करता है, जिसमें अवसंरचना को टिकाऊ बनाए जाने के सतत प्रयासों के बिना इनके उपयोग में शीघ्र काफी अधिक गिरावट आ सकती है। सर्वेक्षण में, "केवल 33 प्रतिशत शौचालयों को स्थायी रूप से सुरक्षित (दीर्घावधि में संदूषण के जोखिम को समाप्त कर) माना गया; 35 प्रतिशत सुरक्षित थे, लेकिन लंबे समय तक सुरक्षित बने रहने के लिए काफी अधिक उन्नयन की आवश्यकता होगी; और 31 प्रतिशत असुरक्षित थे, जिनसे तत्काल स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्‍पन्‍न हो रहा था"।
 दरअसल, मैंने कुछ परित्‍यक्‍त या खराब रखरखाव वाले शौचालयों के कई मामले देखे। शौचालय बिना दरवाजे या बिना ताले भी स्थापित किए जा सकते हैं जिससे उपयोगकर्ता की निजता कारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इसके विपरीत, मैंने कई मामलों के देखा और सुना जहां सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय काम कर रहे हैं, लेकिन बंद पड़े थे।
19. सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक प्रतिनिधियों और निवासियों के साथ बात करने पर, मुझे यह स्पष्ट हो गया कि खुले में शौच प्रायः एक बिल्‍कुल निजी और सामाजिक आदत है, और लोगों को यह आदत छोड़ने के लिए मनाना मुश्किल हो सकता है। कई राज्यों में, समुदायों में व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त करने में चुनौतियों की सूचना मिली, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। इसी दौरान, मैं गांवों में ऐसे कई व्यक्तियों से मिला, जिन्होंने घर में शौचालय हाने के लाभों के प्रति अपनी संतुष्टि का उत्‍साहपूर्वक बखा किया। सरकारी अधिकारियों सहित कई व्‍यक्तियों ने संदेह व्यक्त किया कि कम समय में व्यवहार में बदलाव किया जा सकता है और यह हाल ही में शौचालयों का उपयोग करने के लिए "परिवर्तित" लोगों का यह व्‍यवहार लंबे समय तक बना रहेगा।
20. स्वच्छ भारत मिशन अत्‍यधिक बडे लक्ष्य-और प्रदर्शन-उन्मुख है, जिसमें वांछित परिणामों के पैमाने को देखते हुए बहुत ही कम समय सीमा रखी गई है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सभी स्तरों (गांवों, जिलों और राज्यों) पर मजबूत प्रतिस्पर्धा शामिल है। हालांकि, संभवतः पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा के अनपेक्षित परिणाम के रूप में, कुछ आक्रामक और अपमानजनक व्‍यवहार उभरने की संभावना हैं। लक्ष्य प्राप्त करने और इसके अनुरूप पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, मुझे कई प्रमाण मिले हैं कि लोगों को कभी-कभी जन प्राधिकरणों के जरिए, एक ओर, शौचालयों का शीघ्र निर्माण करने के लिए और, दूसरी ओर, खुले में शौच करना बंद करने के लिए बाध्‍य किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति के राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है, जिससे व्‍यक्ति के सीधे भोजन का अधिकार पर सीधे-सीधे प्रभावित होता है। विद्युत प्राधिकरण द्वारा जिन बकायादारों को अब तक सहन किया जाता रहा है, अब उनकों सेवाएं देनी बंद की जा सकती है। अन्य मामलों में, खुले में शौच करने वाले व्यक्ति को स्‍पष्‍ट तौर पर शर्मिंदा, उत्पीड़ित या अन्यथा दंडित किया जा रहा है। ऐसे मामलों के जवाब में, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन से जुड़े दुर्व्यवहारों की मौजूदगी को स्‍वीकार किया और सभी स्थानीय राज्यों को कम से कम दो एडवाईजरी जारी की, जिनमें यह रेखांकित किया गया था कि ऐसा व्‍यवहार बंद किया जाना चाहिए। मेरे विचार में, खुले में शौच मुक्त की उपलब्धि के लिए सरकार के कई स्तरों से इन दुर्व्‍यवहारों की निरंतर निगरानी करनी चाहिए और साथ ही, अन्य व्‍यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना सभी व्यक्तियों की गरिमा कायम रखी जानी चाहिए।
21. एक अन्‍य सरोकार का संबंध चिंता भारत में उपलब्ध कराई जाने वाली स्वच्छता सेवाओं के स्तर से है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के तहत, स्वच्छता (लक्ष्य 6.2) तक सार्वभौमिक पहुंच के लक्ष्यीकरण और संकेतक में अपनाई गई परिभाषा "सुरक्षित प्रबंधित सेवाओं" का अर्थ है कि लोगों को उन्‍नत स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए जो अन्‍य घरों से साझा न की गई हों। इसके लिए उन लोगों को अलग-अलग सुविधाएं प्रदान किया जाना अपेक्षित है जो वर्तमान में सामुदायिक शौचालयों पर आश्रित हैं। इस अवधारणा का उपयोग करने से गंदे पानी के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता का संकेत मिलता है, जो भारत में आमतौर पर खुली नालियों में बहता है। इस मानक के लिए, अधिकांश शहरों में शौचालयों में जमा मल के प्रभाव मलजल प्रबंधन और साथ ही सीवेज सिस्टम द्वारा एकत्र मल के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में बड़े पैमाने पर बढोत्‍तरी की आवश्यकता होगी।
2. स्वच्छता की तुलना में पानी के लिए धीमी गति से प्रयास
22. जबकि स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छता को देश के एजेंडे के शीर्ष पर रख दिया है, उननत पानी की पहुंच के प्रति बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह गंभीर चिंताएं उभरकर सामने आई हैं: भारत में अतिसार से होने वाली मौतों के लिए असुरक्षित स्वच्छता की अपेक्षा असुरक्षित पानी 68 प्रतिशत अधिक जिम्मेदार है।
23. जबकि भारत ने सुरक्षित पेयजल तक स्‍थायीवत पहुंच के लिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल कर लिया है, मैं उस विधि प्रकाश डालना चाहूंगा कि जिसमें भारतीय लोग की वर्तमान में जल सेवाओं तक पहुंच एसडीजी 6.1 लक्ष्य और संकेतक नामत "सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवा" की पहले से ही उल्लेख की गई अवधारणा द्वारा स्थापित आवश्‍यकताएं पूरी होने से काफी दूर हैं। इस मानक के लिए अपेक्षित है कि पानी परिसर में प्राप्‍त हो, जिसका अर्थ है कि सार्वजनिक जल स्रोतों को "सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवा" नहीं माना जाता है। इस अवधारणा में यह भी कहा गया है कि जब आवश्यक हो, पानी उपलब्ध होना चाहिए, जिसके लिए अपेक्षित होगों शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी निरंतर मुहैया हो। इसके अलावा, "सुरक्षित रूप से प्रबंधित सेवा" का अर्थ यह भी है कि पानी मलजल संदूषण और आर्सेनिक और फ्लोराइड के खतरनाक स्तरों से मुक्त होना चाहिए। इसके संबंध में, सभी स्तरों पर संबंधित निकायों को पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी और सर्वेक्षण करने की उपयुक्त प्रक्रियाओं और रासायनिक और सूक्ष्मजीव प्रदूषण को दूर करने की आवश्यकता है।
24. 2015 में, भारत की 92% जनसंख्या को पानी की बेहतर स्रोतों तक पहुंच की सूचना दी गई थी। जब हम एसडीजी के तहत अपनाई गई सख्त परिभाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो इस अनुपात नाटकीय रूप से कमी आती है: ग्रामीण आबादी के केवल 49 प्रतिशत आ‍बादी को इस मानक का पानी मिलता है। शहरी क्षेत्रों के लिए, 73% जनसंख्या को परिसर पर पानी पहुंच में है और 86% को यह हर समय उपलब्ध है।
 एसडीजी आधारभूत रिपोर्ट में भारतीय शहरी इलाकों में पेयजल गुणवत्ता के लिए कोई समेकित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
25. पेयजल गुणवत्ता चिंता का मामला है। देश में, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति का 85 प्रतिशत और शहरी पेयजल आपूर्ति का 50 प्रतिशत भूजल स्रोत से आता है।
 आर्सेनिक और फ्लोराइड से ही नहीं रोगजनकों द्वारा भी जल प्रदूषण की ज्ञात समस्याओं पर विचार करते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में भू-जल का उपयोग एक गंभीर चिंता का विषय हो सकता है।
 पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, राज्य में 38% भूजल आर्सेनिक और फ्लोराइड से दूषित है। यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 84% पेयजल के भूजल स्रोत पर निर्भर है।
 यद्यपि, केंद्रीय और राज्य सरकारें इस रासायनिक संदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय अपना रही हैं, ये उपाय पूरी तरह से प्रभावी नहीं हैं और समस्या चिंताजनक रूप से बनी रहती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश सीमा के पास गोबिंदपुर गांव में रहने वाले एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, जो पुरानी आर्सेनोसिस से पीड़ित था और मुझे जिसने अपनी त्वचा के विभिन्न हिस्सों पर बीमारी के प्रभाव दिखाए। आर्सेनिक दूषित होने के कारण उनके भाई का निधन हो गया था और उनके परिवार के सदस्यों पर भी इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव पड़ रहे थे। 
26. पानी की गुणवत्ता से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा मल-संदूषण है। पर्याप्त स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच की स्थितियों, विशेष रूप से अपशिष्ट जल शोधन में कमी, पर विचार करते हुए देश में सतही जल में सामान्य तौर पर खपत में लाए गए पानी के उच्च सूक्ष्मजीव इस मानक के लिए गंभीर खतरा है। स्थायी विकास लक्ष्यों के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रम विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन/ यूनिसेफ, ने सूचित किया है कि ग्रामीण आबादी द्वारा खपत में लाए जाने वाला एक तिहाई से अधिक पानी दूषित है। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग अध्ययन संदेहजनक सूक्ष्मजीव पेयजल की गुणवत्ता दिखाते हैं।
 पेयजल अपच के कारण स्वास्थ्य जोखिम से संबंधित एक अतिरिक्त प्रासंगिक टिप्पणी, यह है कि कई घरों में उपयोग में लाए जाने से पहले पानी का शोधन नहीं किया जाता।
27. मेरी समझ से, वहनीयता को "सुरक्षित रूप से प्रबंधित" सेवाओं की सूचक की परिभाषा का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। सामान्य तौर पर, भारत में पाईप प्रणाली से जुडी शहरी जनसंख्या सहित औपचारिक व्यवस्था द्वारा सेवा प्राप्‍त आबादी की जल सेवाओं तक पहुंच अपेक्षाकृत सस्ती है। हालांकि, मैंने ऐसी कई परिस्थितियां देखीं जहां उपयोगकर्ताओं को अनौपचारिक प्रदाताओं पर आश्रित रहने के लिए मजबूर किया जाता है जो औपचारिक व्‍यवस्‍थाओं की तुलना में अत्यधिक मूल्य पर पानी बेचते हैं। दिल्ली में एक पुनर्वास स्थल पर, जो निवासी दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टेंक से पानी नहीं ले पाते थे, उन्‍हें पानी के एटीएम पर आश्रित रहना पड़ता था अर्थात स्वीकार्य गुणवत्तापूर्ण पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना चाहिए। कोलकाता में, अनौपचारिक विक्रेता सार्वजनिक नलों से नि:शुल्क प्राप्त पानी की आपूर्ति करते हैं और डिलिवरी के लिए झुग्गी निवासियों से पैसा वसूलते हैं (20 लीटर पानी के लिए 20 रुपए)। कौला बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, की अनौपचारिक बस्‍ती में, एक तथाकथित "पानी माफिया" एक अत्यधिक जटिल और असुरक्षित नेटवर्क चलाता है जो नगरपालिका जल नेटवर्क से अवैध पानी लेता है। हालांकि नगरपालिका और राज्य प्राधिकरण उसके अस्तित्व का खंडन करते हैं, मैंने अनौपचारिक बस्‍ती की 7,000 झोंपडियों के बीच हवा में लटकता पानी के पाईपों का जाल (तथाकथित "उड़ते पाइप") को देखा है जो भूमि पर घिसटता कचरे के ढेर से होता जाता है और इसके निवासियों द्वारा इस सेवा के लिए अत्‍यधिक शुल्‍क चुकाया जाता है।
28. जैसे ही पानी और स्वच्छता सेवाओं को चोली-दामन का साथ है, बेहतर पानी और  बेहतर स्वच्छता को पैकेज के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। दोनों सेवाओं का काफी अधिक अंतर्संबंध है। कई लोगों के लिए जिनसे मैं अपने दौरे के दौरान मिला था, शौचालय निर्माण को सार्थक बनाने और खुले शौच से जुडे बर्ताव में बदलाव लाने के लिए पानी की कमी एक बड़ी बाधा थी। विशेषकर, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए गए शौचालय डिज़ाइन- यहां तक कि जिन शाचालयों के लिए कम मात्रा की जरूरत होती है- उन्हें पानी की आवश्यकता तो होती ही थी। कई लोगों के लिए, अधिक पानी की आवश्यकता काफी परेशानी भरा हो सकता है जिसमें उनका अतिरिक्त समय और प्रयास लगता था। इस संदर्भ में, मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि पानी का अधिकार और स्वच्छता का अधिकार अलग-अलग लेकिन एकीकृत अधिकार हैं।
3. कमजोर परिस्थितियों में लोगों और समूहों के लिए निम्न स्तरीय सेवाएं
29. मेरे निष्कर्ष बताते हैं कि कई निर्धारकों से यह पूर्वानुमान की संभावना बढ गई है कि लोगों को पर्याप्त गुणवत्ता और पर्याप्त पानी और स्वच्छता सेवाओं की गुणवत्ता कहां और क्यों है: अन्‍य के साथ-साथ विकलांग, लिंग, जाति, जनजाति, शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में निवास स्थान, भूमि कार्यकाल (विशेषकर शहरी इलाकों में, औपचारिक बनाम अनौपचारिक बस्तियां)। जिस तरह से ये कारक किसी की पहुंच प्रभावित कर सकते हैं, अलग-अलग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कारकों के किसी एक संयोजन को कई गुणा प्रभाव होने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्ति स्‍वच्छता अवसंरचना की कमी से काफी अधिक ग्रस्त हैं, लेकिन महिला विकलांग व्यक्तियों को अधिक परेशानी हो सकती है और मासिक धर्म की स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सामग्री और सामाजिक स्थितियां न होने पर यह परेशानी और अधिक हो सकती है। 
30. वैश्विक रिपोर्ट1 के अनुसार, भारत की महज 43 फीसदी जनसंख्या की पाइप के पानी तक पहुंच है। ग्रामीण इलाकों में, जहां देश के 67.5 फीसदी निवासी रहते हैं, पाइप से आपूर्ति किए जाने वाले पानी तक पहुंच केवल 31 प्रतिशत आबादी के पास है (देश के लगभग 1.3 करोड़ लोगों में से करीब 270 मिलियन लोग)। इस बीच, शहरी क्षेत्रों में यह 69 प्रतिशत आबादी के पास उपलब्‍ध है। ग्रामीण क्षेत्रों बनाम शहरी क्षेत्रों में परिसर पर पानी की पहुंच के बीच ही नितांत अलग-अलग पहुंच है: जो 2015 में क्रमशः 49% और 73% थी।1 परिसर में उपलब्ध नहीं होने पर, ग्रामीण आबादी-ज्यादातर महिलाओं और बच्चों के अपना कीमती समय इसे सतही पानी, बोरहोल, ट्यूब कुओं, या कुछ मामलों में सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट और पानी के टैंकरों से पानी लाने में लगाने की संभावना है। मेरे दौरे के दौरान कई लोगों ने मुझे दोहराया, पानी एकत्र करने से जुड़ी लागत बच्चों के लिए अधिक है, क्योंकि इससे आमतौर पर स्कूलों में रहले के उनके समय पर प्रभाव पड़ता है और महिलाओं के अधिकारों पर भी बराबर प्रभाव पड़ता है। इस बोझ के परिणामस्वरूप महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ता है; मणिपुर राज्य के पहाड़ी जिलों में, जब महिलाएं पानी लाने के लिए जाती हैं तो यौन हिंसा की वारदातें होने की खबरें हैं।
31. अनुसूचित जनजाति की आबादी ग्रामीण इलाकों में बहुत अधिक रहती है (2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 90 प्रतिशत)। मैनें बोरिवली जिले (मुंबई से करीब 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित) के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले लगभग 12,000 लोगों की अनुसूचित जनजाति के जनसमुदाय के प्रतिनिधि से मुलाकात की। चूंकि वर्षों बाद भी न तो जिला और न ही केंद्र सरकार प्राधिकरणों उन्हें पानी और स्वच्छता सेवाएं प्रदान की हैं, इसलिए लोगों के पास खुले में शौच करने के लिए अलावा कोई विकल्प नहीं है, और कभी-कभी जंगली जानवरों द्वारा हमला करने या मारे जाने तक को जोखिमों होता है। प्रतिनिधि ने मुझे "पानी नहीं, शौचालय नहीं" (नो वाटर, नो टॉयलेट) कहकर अपनी चिंता व्यक्त की थी।
32. ग्रामीण इलाकों में पानी की पहुंच बड़ी परियोजनाओं से भी प्रभावित होती हैं जो प्रत्‍यक्ष या परोक्ष रूप से पीने, घरेलू उपयोग या आजीविका के लिए आवश्यक जल स्रोतों पर प्रभाव डालती हैं। मणिपुर में, मुझे यह बताया गया कि बड़ी अवसंरचराओं (बांध, रेलवे, सड़कों और औद्योगिक परियोजनाओं) का ग्रामीण जल स्रोतों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से, मैंने थॉउबल बहुउद्देशीय बांध के दो साथ-साथ गांवों का दौरा किया, जो पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण अब पेयजल स्रोत के लिए नदी के पानी पर निर्भर नहीं हैं, और पास के गांव के जल स्रोत तक पहुंच के लिए भुगतान करना पड़ता था।
33. एक अन्य समूह, जो किसी भी सरकारी संरक्षण के दायरे से बाहर आता है, भारत में स्थित 51 पूर्ववर्ती बांग्लादेशी एनक्लेवों में रहनेवाली गैर प्रलेखित आबादी और बंगलादेश में स्‍थित 111 पूर्ववर्ती भारतीय एन्‍क्‍लेव हैं। 2015 से, भारतीय और बांग्लादेश सरकारों द्वारा भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर, 922 लोग पश्चिम बंगाल के कूच बिहर जिले में दन्हाता, मेखलिंज और हल्दीबारी में स्थित तीन पुनर्वास शिविरों में रह रहे हैं। उन लोगों के पास अपने घरों में शौचालय नहीं है और खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। पानी की उनकी पहुंच सरकार द्वारा खोदे गए कुछ ट्यूब वैलों के माध्यम से है; इनमें से ज्यादातर काम नहीं करते हैं और अपर्याप्त गुणवत्ता का पानी प्रदान करते हैं। इस विशेष संदर्भ में, यह रेखांकित करना महतवपूर्ण है कि भारत का दायित्व न केवल भारतीयों के लिए बल्कि भारत में रहने वाले विदेशियों के पानी और स्वच्छता के अधिकारों और उन लोगों के पानी और स्वच्छता के अधिकारों को बनाए रखना जो प्रलेखित नहीं हैं, महत्वपूर्ण है।
34. भेदभावपूर्ण पैटर्न शहरी क्षेत्रों के भीतर भी मौजूद उन विधियों में विद्यमान है जो कि पानी और स्वच्छता के अधिकारों के अतिरिक्त कई अधिकारों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का अधिकार, पर्याप्त आवास का अधिकार और मूल गरिमा का अधिकार।
35. अनौपचारिक बस्तियों में पेयजल और स्वच्छता की पहुंच उन विभिन्न झुग्गी बस्तियों में चिंताजनक है जिनका मैंने दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और मुंबई में दौरा किया था। जैसे मुंबई, भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहर के मामले में, मलिन बस्तियों में शहर की आधे से अधिक आ‍बादी 18 लाख निवासी रहती है। इस संदर्भ में, यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि, कई मामलों में, विशेष समूह (विशेष जातियों के लिए, लेकिन इन तक सीमित नहीं) झुग्गी बस्तियों में गैर आनुपातिक तोर पर रहते हैं। आमतौर पर, जिनका मैनें दौरा किया उनमें से अधिकांश झुग्गी बस्तियों में पानी और शौचालय तक पर्याप्त पहुंच मौजूद नहीं थीं।
36. वास्तव में, उन क्षेत्रों में पानी और स्वच्छता तक पहुंच की स्थितियां बहुत अलग-अलग हो सकती हैं और ये बस्‍ती की कानूनी मान्‍यता या तत्‍संबंधी भूमि काम से काफी प्रभावित हो सकती है। कभी-कभी "अधिसूचित", या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बस्तियों, को सरकारी प्राधिकरण से कुछ प्रकार की सेवाएं प्राप्त होती हैं, (जैसे पानी के टैंकरों से  सप्ताह में कई बार मुफ्त पानी मुहैया कराना) जबकि गैर-अधिसूचित बस्तियों में सरकारी जल सेवा प्रदाताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हालांकि, कुछ स्‍टेंड पोल और बोरहोल कुछ गैर-अधिसूचित बस्तियों के भीतर या समीप में मौजूद होते हैं, संभव है कि उनका निर्माण हमेशा सरकारी प्राधिकरणों द्वारा ही किया गया हो और यह अनिश्चित है कि पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी गई हो। भीम नगर, महाराष्ट्र नगर (मुंबई) में स्थित एक अनौपचारिक बस्‍ती में, कुल 160 घरों में पानी की पहुंच विभिन्न स्रोतों से होती है, कुछ करीब से (खराब गुणवत्ता वाले भूजल तक पहुंचने के लिए जमीन में खोदे गए गड्ढों सहित) और अन्य दूरस्‍थ साधनों से।
37. कई मामलों में मैंने देखा कि, लोगों के अपने परिसर के बाहर स्थित पेयजल स्रोतों पर निर्भरता का मतलब है कि पानी लाने के लिए सभी उम्र के लोगों को दिन में किसी खास समय कतार में खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अत्‍यंत कम उपलब्धता का फायदा उठाते हुए, वे बाहर स्नान करते हैं और बाल्टियों एवं जगों में पानी इकट्ठा करते हैं। बच्चे और बुजुर्ग लोग, विशेष रूप से, अपने घरों में पानी लाने के लिए शारीरिक रूप से संघर्ष करते हैं।
38. समुदाय शौचालय अक्सर इन सुविधाओं के प्रयोगकर्ता परिवारों की अपेक्षा काफी कम संख्या में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा, रिपोर्टों के मुताबिक, वे आम तौर पर अपंगता-अनुकूल नहीं होते हैं, दूरनुकूलक होते हैं और किन्‍नरों को नहीं आने देते और हाथ धोने की पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं होती हैं और मासिक धर्म की स्वच्छता प्रबंधन के लिए आवश्यक सामग्री भी नहीं होती। इसके अलावा, उन सुविधाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा आमतौर पर बहुत अनिश्चित है; कुछ मामलों में, सामुदायिक शौचालय अवसंरचना ढह गई है, जबकि लोग उनका इस्तेमाल करने के पंकित्‍ में खड़े थे जिससे लोग मलमूत्र वाले गड्ढे में गिरकर मर गए। जाहिर है, जहां कोई अवसंरचना मौजूद है, लेकिन उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित और सुलभ नहीं है, स्वच्छता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और भारत के मामले में खुले में शौच अंजाने में बना रह सकता है।
39. अपने दौरे के दौरान, मुझे कई सूचनाएं मिली और कई मामलों में मैंने देखा कि स्कूलों, परिवहन केन्द्रों और पुलिस स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर पानी और शौचालय सेवाओं के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जिससे भारत की बड़ी "चलायमान आबादी" प्रभावित होती है, जिसमें बेघर, सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक और मौसमी प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। चाहे बेघर हो या श्रमिक सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों में पानी और स्वच्छता तक पहुंच की गारंटी की जानी चाहिए।
40. मैनुअली मैला ढोने वालों के खिलाफ भेदभाव एक अन्य चिंता का विषय है। मैनुअल मैला ढोनेवालों के नियोजन पर रोक और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के माध्यम से, सरकार ने मैनुअल मैला ढोनेवालों को पहचानने और विभिन्न व्यवसायों में उनका पुनर्वास करने के प्रयास किए हैं। ऐसा करने पर, ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि मैनुअल मैला ढुलाई अब मौजूद नहीं है।
41. फिर भी, चिंताएं मौजूद रहती हैं। सिविल सोसाइटी के साथ अपनी बातचीत के दौरान, मैनुअल मैला ढोनेवालों की संख्या की पहचान करने संबंधी कई सर्वेक्षणों को मुझे प्रस्तुत किए गए थे।
 इन संख्‍याओं में, सरकार द्वारा पहचानी गई और सिविल सोसायटी द्वारा सर्वेक्षण की संख्‍या के रूप में विसंगतियां थीं। मानवाधिकार परिदृश्‍य से, क्‍या अधिनियम में परिभाषा के अनुसार-सुरक्षा गियर पहने या बिना पहने सीधे मलजल के संपर्क में खुले गड्ढों, सेप्टिक टेंकों या सीवर लाईनों की मैनुअल सफाई में व्‍यक्तियों द्वारा की जाती है या नहीं- यह पता लगाने के लिए प्रासंगिक कारक नहीं हे कि मैनुअल मैला ढोना एक जाति-आधारित भेदभाव है। 
42. यात्रा के दौरान, मैंने कई लोगों से मुलाकात की जिन्होंने संकेत दिया कि या तो खुद, उनके रिश्तेदारों या पड़ोसियों द्वारा मैनुअल मैला ढुलाई में नियोजन अभी भी जारी है। मुझे उत्तर प्रदेश में कई जिलों (मैनपुरी, हरदोई, बरेली, फ़िरोजाबाद) से कई मैनुअली मैला ढोनेवाले मिले, जो मैनुअली मैला ढोने में लगे हुए हैं। मैं दिल्ली और लखनऊ में बैठकों के दौरान कई परिवार के सदस्यों से, कई रिश्तेदारों (पति, भाई और बेटों) से सुना था, जो कि शौचालयों को खाली करने या सीवर लाइनों को साफ करने के कड़ी मेहनत के दौरान मर गए थे और उन्‍हें राज्य से पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिला और मुआवजे के लिए केस फाईल करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
43. स्वच्छता के अधिकार की प्राप्ति में आगे कदम उठाने में, भारत गैर-भेदभाव के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन करने में अनिच्‍छा से योगदान कर सकता है। साफ-सफाई का बोझ विशेष रूप से निचली जातियों पर डालने की पीढियों पुरानी प्रथा के होते हुए शौचालयों की संख्या में वृद्धि से चिंता होती है कि मैनुअल मैला ढुलाई जाति-आधारित, भेदभावपूर्ण फैशन में जारी रहेगी।
यहां तक कि स्वच्छ भारत मिशन के मामले में मलमूत्र निपटान के लिए अधिमानत तकनीक में- दो पिटवाला शौचालय- इस पर कभी भी प्रश्‍न नहीं किया गया कि भेदभावपूर्ण वयवहार के रूप में मैनुअल मैलाढुलाई समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले, इस संबंध में लाखों लोगों को जानकारी लेने और उसे आत्‍मसात करने के लिए कि वे किस प्रकार काम करते हैं (पहला गड्ढा कचरे से भरा होता है, गड्डे को बदला जाता है, पहले गड्ढे को कम से कम एक वर्ष तक नहीं छुआ जाता, और उस अवधि के बाद कचरे को सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता है), एक्‍सटेंसिव और निरंतर रहना पडेगा। दूसरे, कुछ अध्ययनों ने यह संकेत दिया है कि एक गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण वास्तव में कई भारतीय राज्यों में बढ़ रहा है, जिससे मैनुअल मैला ढोनेवालों से अधिक असुरक्षित काम आवश्यक होगा।

44. एसडीजी 6.2 में भी महिलाओं और लड़कियों को और कमजोर स्थितियों में लोगों को समान पहुंच और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। 2030 तक एसडीजी को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, भारत सरकार को लक्ष्य 6.1 और 6.2 एसडीजी की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। इसके अलावा, भारत के मानवाधिकार दायित्वों को बरकरार रखने के लिए, ऐसी विधियों का विकास करना चाहिए जिनमें पानी और स्वच्छता के मानवाधिकारों की मानक सामग्री को ध्यान में रखा गया है और इन सेवाओं तक पहुंच में असमानताओं का जायजा लिया गया है। भारत को पानी और स्वच्छता नीतियों पर अगले कदमों पर राष्ट्रीय सहमति लेनी चाहिए ताकि कोई भी पीछे न रह सके।
* * *

45. भारत का मेरा आधिकारिक दौरा यात्रा स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से खुले में शौच समाप्‍त करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की तीव्र प्रगति के महत्वपूर्ण मोड पर हुआ। मैं हासिल महत्वपूर्ण प्रगति के लिए भारत सरकार की पुन: प्रशंसा करता हूं और जोर देकर कहता हूं कि पानी और स्वच्छता क्षेत्र में सभी अन्‍य वर्तमान गतिविधियों के साथ मिलकर स्‍वच्‍छ भारत मिशन, में मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य को शामिल करना चाहिए। यह भारत की आबादी के अधिकारों की रक्षा और भारत के लिए एजेंडा 2030 के लक्ष्य को पाने के लिए आवश्‍यक होगा। दूसरे शब्दों में, भारत में पानी और स्वच्छता के बेहतर पहुंच से इसकी आबादी को अत्‍यधिक लाभ होगा और देश को इससे 2030 सतत विकास कार्यसूची की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
46. भारत में बड़े, विविधतापूर्ण और जटिल देश में पानी और स्वच्छता के मानवाधिकार की स्थिति के सभी पहलुओं को पूरी तरह से समझने के लिए एक पखवाड़े का समय पर्याप्त नहीं हैं। दौरे के बाद, मैं आगे जानकारी एकत्र करूंगा, विनियामक रूपरेखा, निजीकरण, पानी और स्‍वच्‍छता के मानवाधिकारों को सवीकार करने वाले राष्ट्रीय कानून, निगरानी  डाटा के पृथक्‍कीकरण सहित, लेकिन उन तक ही सीमित नहीं, उन मुद्दों का विश्लेषण करूंगा और अनुशंसा करूंगा जिसका मैंने आज उल्लेख किया है।
दौरे से संबंधित जानकारी
मैंनें संघ, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारी प्राधिकरणों से मुलाकात की: विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण, रेल मंत्रालय, नीति (एनआईटीआई) आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय आयोग महिला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली जल बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार, सरकार महाराष्ट्र, मणिपुर सरकार, ग्रेटर मुंबई नगर निगम, और इंफाल नगर निगम
यात्रा के दौरान, मैंने दिल्ली में, सराय काले खां (बेघर रेनबसेरा और फ्लाईओवर), लाल बाग (गैर-अधिसूचित झुग्गी), मानसरोवर पार्क, सावदा घेवरा पुनर्वास स्थल, मुंडका वार्ड; लखनऊ, उत्तर प्रदेश में: दौलतपुर गांव, नौबस्ता कलां गांव, सार्था गांव, विनायकपुरम (स्‍लम) और छोटी जुगौली (अधिसूचित); कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, तांगड़ा ढपा और उत्तर तांगडा; और इंफाल, मणिपुर में, नुंगब्रांग और लेयोरोंगटेल गांवों में (थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना के पास स्थित नीचे की ओर गांवों) के समुदायों का दौरा किया और मुलाकात की।
� विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)। पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता की प्रगति: 2017 अद्यतन और एसडीजी बेसलाइन।


� विश्व स्वास्थ्य संगठन। बेहतर पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई से अतिसार की रोकथाम: कम और मध्यम आय वाले देशों में जोखिम और प्रभाव। 2014


� संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट 2016: सभी के लिए मानव विकास


� पानी हक सैती व अन्यथ बनाम बृहन मुंबई नगर निगम और अन्यन 2014, मुंबई उच्च न्यायालय।


� भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ, 2014 भारत का उच्च तम न्यायालय।  


� संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति (यूएनसीईएससीआर) सामान्यl टिप्पणी नं. 15: जल अधिकार (नियम का अनुच्छे द 11 और 12)। जिनेवा: यूएनसीईएससीआर; 2003. संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ ई/सी.12/2002/11


� वैश्विक आवधिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत राष्ट्रीय रिपोर्ट। (ए/एचआरसी/डब्यूbli जी.6/27/ आईएनडी/1)


� शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति, 2016 http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER per cent20Reports/ASER per cent202016/Report%20sections/aser2016-nationalfindings.pdf


 �वाटरएड। शौचालयों की गुणवत्ता और स्थिरता: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (2017) के तहत प्रौद्योगिकियों का तीव्र  मूल्यांकन।


� विश्व स्वास्थ्य संगठन, बेहतर पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई से अतिसार की रोकथाम: कम और मध्यम आय वाले देशों में जोखिम और प्रभाव। 2014।


� संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक


� गॉडफ्रे,  एस., लाभासेतवार, पी., वाटे, एस एट अल. वैश्विक जल कवरेज आंकड़े कितने सुरक्षित हैं? मध्य प्रदेश, भारत से मामले का अध्ययन. एनवायर मॉनिट एसेसेस (2011) 176: 561. https://doi.org/10.1007/s10661-010-1604-3


� अनामिका श्रीवास्तव, अनिल बारला, हिमांशु यादव, सतापा बोस, उथले भूजल और चकदाहा ब्लॉक, पश्चिम बंगाल, भारत की कृषि मिट्टी में आर्सेनिक के प्रदूषण। पर्यावरण विज्ञान में फ्रंटियर्स, वॉल्यूम 2, 2014


� भारत में मल-संदूषण पर 60 अध्ययनों की एक व्यवस्थित समीक्षा में पता चला है कि सभी नमूनों में केवल 3  में प्रदूषण की अनुपस्थिति दिखाई गई थी। बैन आर, क्रोनक आर, राइट जम्मू, यांग एच, स्लेमेकर टी, बात्राम जे (2014) कम-और मध्य-आय वाले देशों में पेयजल में मलजल संदूषण: एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण। PLoS Med11 (5): e1001644


� सिविल सोसायटी द्वारा 23 राज्यों में किए गए अनौपचारिक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, बहुत से व्यक्तियों, जो मैले पेशों में शामिल थे, की संख्याे अक्टूबर 2017 तक 31,334 थीं। उत्तर प्रदेश में, अधिनियम 2013 के बाद पारित किए जाने के बाद, राज्य में 11,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की। सिविल सोसायटी द्वारा अनौपचारिक सर्वेक्षण के अनुसार, पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या 100,000 थी।


� वाटरएड. शौचालयों की गुणवत्ता और टिकाऊपन: स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के तहत प्रौद्योगिकियों का तीव्र मूल्यांकन (2017)।





